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सं ० मो.वि./ मम्बाला/ 346-83 / 63944. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज लांडी कोआपरेटिव सर्विस 
एण्ड क्रेडिट सोसायटी, लि , लांडी, जिला कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री जयपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


- 


इस लिए, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के ख . ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियागा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम-63/ 1525 4, दिनांक 20 जून, 
1968 के साथ पहने हुए अधिसूचना सं. -11 495- जो -श्रम -57/ 112 45, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उसमें सवन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्री जयपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि./हिसार/ 94-83/63950 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० ( 1 ) भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान रिजनल रिर्ज व स्टेशन, सिरसा ( 2 ) भारतीय कृषि अनुसंधान संन्यान , नई दिल्ली के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके 
प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम/70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-7.एस.पो. ( ई ) श्रन -70/13648,दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


Tho 


. 


क्या श्री अशोक कुमार की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./ हिसार / 12 3-83/ 63 956.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में हिसार टेक्सटाईल मिल , हिसार 
के श्रमिक श्री नरेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1-श्रम/ 2/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.( ई ) श्रम-70/ 13648, दिनांक 8 मई , 1970 दारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री नरेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो . वि./ एफ . डी ./172-83/ 63962. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० रोटा इन्डस्ट्रीज , राजेन्द्र 
फार्म,लिंक रोड, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री कृष्ण कुमार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , भव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी सधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68/ 1 52 54, 
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पढ़ते हुए 


चितांक 20 जून, 1968 के साथ 

अधिसूचना सं . 1149 5 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 
1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला मायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिका के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री कृष्ण क मार सिंह की सेवात्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 


सं ० प्रो.वि. करनाल/ 80-83/64291.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैं . क्षेत्रीय स्टेशन भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान , करनाल के श्रमिक श्री जनेश्वर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री जनेश्वर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह कित राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./भिवानी/ 47-83/ 64297. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज हरियाणा स्टेट फेडरेशन 
कोपरेटिव कन्जुमर स्टोर लि ० , भिवानी के श्रमिक श्री भिवानी शंकर तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले . 
में कोई भौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं 

इस लिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए.एस.पो.( ई) श्रम-70/136 48, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंग त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री भिवानी शंकर की सेवामों का . समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ रोहतक/ 219-83/ 64304 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . ए. के. इन्डस्ट्रीज मार्डन 
रणस्ट्रीयल इस्टेट बहादुरगढ़ , ( रोहतक ) के श्रमिक श्री भगवान प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि 


हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु 


निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 11) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम-70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864- ए.एस.मो .( ई ) श्रम -70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा.मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री भगवान प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


